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करन ेमेें एनआईसी के प्रयासोों के महत्व पर प्रकाश डाला, इस बात पर जोर दिया कि ई-सनद किस 
तरह माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है। श्री राज कुमार टिक्कू , 
वरिष्ठ निदशक (आईटी) द्वारा पोर््टल का विस्तृत प्रदर््शन प्रस्तुत किया गया, जिसमेें इसकी सहज 
कार््यक्षमता और घरेल ूऔर अतंर्राष्ट् रीय छात्ररों दोनोों के लिए इसके लाभोों को प्रदर््शशित किया गया।

पजंाब सरकार न ेसितंबर 2024 तक सभी जिलोों मेें व्यक्तिगत दस्तावजेोों के लिए ई-सनद को 
परूी तरह स ेलाग ूकर दिया है। सचंालन के सिर्फ़  एक महीने मेें, पोर््टल न ेलगभग 5,700 आवदेनोों 
को ससंाधित किया, जिनमेें से 3,200 को डीआईए और एनआरआई मामलोों के विभाग द्वारा 
सत्यापित किया गया और 2,300 को विदश मतं्रालय द्वारा प्रमाणित और एपोस्टिल किया गया।

चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उत्तर भारत मेें शैक्षणिक दस्तावजे़ सत्यापन के लिए ई-सनद प्लेटफ़़ॉर््म 
अपनान े वाला पहला शैक्षणिक ससं्थान बन गया है। यह मील का पत्थर छात्र कल्याण और 
तकनीकी उन्नति के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को रेखाांकित करता है।

इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख लोगोों मेें चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) मनप्रीत 
सिहं मन्ना और साांसद (राज्यसभा) श्री सतनाम सिहं सधूं शामिल थ,े जिन्हहोंन ेछात्ररों को सशक्त 
बनाने और विदश मेें शिक्षा और रोजगार के प्रशासनिक बोझ को कम करन ेकी पहल की क्षमता 
की प्रशंसा की।

राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र द्वारा प्रकाशित एव ंई गवर्ननेंस बलुटेिन
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संपादकीय संयोजन  : जी. वेेंकू बाई 

चडंीगढ़ विश्वविद्यालय मेें ई-सनद पोर््टल लॉन्च किया गयाचडंीगढ़ विश्वविद्यालय मेें ई-सनद पोर््टल लॉन्च किया गया

- परमिदंर कौर, पजंाब- परमिदंर कौर, पजंाब

देश मतं्रालय न े राष्ट् रीय सूचना विज्ञान केें द्र (एनआईसी) के सहयोग स े चंडीगढ़ 
विश्वविद्यालय मेें 30 सितंबर 2024 को ई-सनद पोर््टल लॉन्च किया, जो दस्तावजे़ 
सत्यापन, सत्यापन और एपोस्टिल प्रक्रियाओ ं को सरल बनान े की दिशा मेें एक 

महत्वपूर््ण कदम है। डिजिटल इंडिया विज़न के अनुरूप इस डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म का उद्देश्य 
व्यक्तिगत और शकै्षिक दस्तावजे़ों के सत्यापन और एपोस्टिल की आवश्यकता वाले आवेदकोों के 
लिए फेसलसे, कैशलसे और पपेरलसे सवेाएँ प्रदान करना है।

विश्वविद्यालय के सभागार मेें आयोजित उदघ्ाटन समारोह मेें मखु्य अतिथि के रूप मेें पजंाब 
सरकार के एनआरआई मामलोों के विभाग के प््रििंसि पल श्री दिलीप कुमार, आईएएस और विशिष्ट 
अतिथि के रूप मेें उच्च शिक्षा विभाग के निदशक श्री सयंम अग्रवाल, आईएएस उपस्थित थ।े 
समारोह मेें एनआईसी और विदश मतं्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए, जिनमेें श्री 
आईपीएस सठेी, उप महानिदशक और समूह प्रमुख, एमईए सचूना विज्ञान प्रभाग और श्री विवके 
वर्मा, उप महानिदशक और राज्य सचूना विज्ञान अधिकारी, पजंाब शामिल थ।े

ई-सनद पोर््टल दस्तावजे़ सत्यापन की पारंपरिक रूप स ेबोझिल और समय लेन ेवाली प्रक्रिया 
को सरल बनाता है। आवदेकोों को अब दस्तावजे़ जारी करन ेवाल ेअधिकारियोों (डीआईए), राज्य 
सरकार के कार्यालयोों या नई दिल्ली मेें एमईए मेें सीपीवी डिवीजन के कई चक्कर लगान ेकी 
ज़रूरत नहीीं है। इसके बजाय, वे परूी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैैं।

कार््यक्रम मेें बोलत ेहुए, श्री आईपीएस सठेी न ेनागरिक-केें द्रित डिजिटल पहलोों का समर््थन 

वि

माननीय केें द्रीय कोयला और खान मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी ने 07 अगस्त 2024 को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट् रीय केें द्र, नई दिल्ली मेें खनन टेनमेेंट प्रणाली के एफएमसीपी और अन्य लाइसेेंस मॉड्यूल का उदघ्ाटन किया।
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साइबराबाद पुलिस ने निर्बाध आयोजन अनुमोदन के लिए डिजिटल अनुमति साइबराबाद पुलिस ने निर्बाध आयोजन अनुमोदन के लिए डिजिटल अनुमति 
प्रबंधन प्रणाली शुरू कीप्रबंधन प्रणाली शुरू की

- रेनिल जॉन, हैदराबाद- रेनिल जॉन, हैदराबाद

इबराबाद पुलिस अनमुति प्रबंधन प्रणाली (CPPMS), एक डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म जिसे 
नागरिकोों और अधिकारियोों दोनोों के लिए इवेेंट अनमुतियोों को सरल बनान ेऔर दक्षता 
मेें सधुार करन ेके लिए डिज़़ाइन किया गया है, जो आधिकारिक तौर पर तलेगंाना मेें 13 

अक्टूबर, 2024 को लॉन्च किया गया। एन आई सी द्वारा विकसित, यह उपयोगकर्ता के अनकूुल 
प्लेटफ़़ॉर््म भौतिक सबमिशन की पारंपरिक प्रक्रिया को बदल देता है, जिसस ेइवेेंट आयोजकोों को 
आवश्यक परमिट के लिए ऑनलाइन आवदेन करन ेमेें मदद मिलती है।

नया पोर््टल आयोजकोों को एक ही इंटरफ़़े स के ज़रिए सभी ज़रूरी अनमुतियोों के लिए आवदेन 
जमा करन ेकी सवुिधा देता है, जिसस ेकई दफ़्तरोों मेें जाने की ज़रूरत खत्म हो जाती है और 
कागजी कार््रवाई और देरी मेें काफ़़ी कमी आती है।

समय पर प्रक्रिया सुनिश्चित करन ेके लिए आवदेन कम स ेकम 10 कैलेेंडर दिन या 7 कार््य 
दिवस पहल े जमा किए जान े चाहिए। साइबराबाद पुलिस अधिकारियोों न े कहा, “अनमुति एक 
निर््ददिष्ट समय सीमा के भीतर दी जाएगी, और देरी के मामले मेें, अनावश्यक देरी को रोकन ेके लिए 
आवेदन स्वचालित रूप से उच्च अधिकारियोों तक पहँुच जाएँग।े”

साइबराबाद पलुिस अनमुति प्रबधंन प्रणाली अनमुति और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करन ेके 
लिए एक सवु्यवस्थित प्रक्रिया के साथ इवेेंट आयोजकोों को सशक्त बनाता है, जबकि अधिकारियोों 
को अनमुोदन का प्रबधंन करन ेके लिए एक कुशल, केें द्रीकृत प्रणाली प्रदान करता है। यह पहल 
तलेगंाना के शासन और सार््वजनिक सवेा वितरण को बढ़़ान ेके लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने 
के व्यापक दृष्टिकोण के अनरुूप है।

इस लॉन्च के साथ, साइबराबाद न ेपलुिस सवेाओ ंमेें पारदर््शशिता, पहँुच और दक्षता मेें सधुार 
करन ेकी दिशा मेें एक महत्वपूर््ण कदम उठाया है, जिसस ेनागरिकोों के लिए परेशानी मकु्त अनभुव 
सनुिश्चित होता है।

साइबराबाद पुलिस अनुमति प्रबंधन प्रणाली (CPPMS) को साइबराबाद पुलिस आयुक्त अविनाश 
मोहंती ने 13 अक्टूबर, 2024 को शुरू  किया

सा

सिक्किम के पहल ेनिःशुल्क वाई-फ़़ाई गाांव का उदघ्ाटन रबदाांग मेें हुआसिक्किम के पहल ेनिःशुल्क वाई-फ़़ाई गाांव का उदघ्ाटन रबदाांग मेें हुआ
जिटल परिवर््तन की दिशा मेें एक महत्वपूर््ण कदम उठात ेहुए, सिक्किम न े1 अक्टूबर, 
2024 को रबदाांग मेें अपन ेपहल े निःशुल्क वाई-फ़़ाई गाांव का उदघ्ाटन किया है। 
माननीय सड़क और पलु मतं्री नर बहादरु दहल न ेसमारोह का नतेतृ्व किया, जिसन े

राज्य मेें डिजिटल विभाजन को पाटन ेमेें एक मील का पत्थर साबित हुआ। 

गगंटोक स े40 किमी और सिगंताम स े10 किमी दूर स्थित, 17-खामडोोंग-सिगंताम निर्वाचन 
क्षेत्र का हिस्सा, रबडाांग गाांव मेें 72 घर हैैं और इनकी आबादी लगभग 500 है। अब हर घर मेें वाई-
फाई की सुविधा उपलब्ध होन ेके साथ, इस पहल का उद्देश्य गाांव को व्यापक डिजिटल दनुिया से 
जोड़ना है, जिसस ेशिक्षा, व्यवसाय और संचार के अवसर खलुेेंग।े

माननीय मतं्री ने इस परियोजना को साकार करन े मेें महत्वपूर््ण भूमिका निभान े के लिए 
एनआईसी सिक्किम की सराहना की। उन्हहोंन ेअपन ेसबंोधन के दौरान कहा, “यह पहल केवल 
कनेक्टिविटी के बारे मेें नहीीं है; यह हमारे ग्रामीण समुदायोों को सशक्त बनान,े उनकी अर््थव्यवस्थाओ ं
को पनुर्जीवित करने और उन्हहें आज के डिजिटल परिदृश्य मेें पनपन ेके लिए उपकरणोों स ेलसै 
करने के बारे मेें है।”

अपने शाांत परिदृश्य और जीवतं ससं्कृति  के लिए जाना जान ेवाला, सिक्किम, भारत का सबसे 
कम आबादी वाला और दूसरा सबसे छोटा राज्य, डिजिटल समावशेन मेें उल्लेखनीय प्रगति कर 
रहा है। रबडाांग को इंटरनटे एक्सेस स ेलसै करके, राज्य अपनी अनूठी पहचान को बनाए रखत ेहुए 
ग्रामीण क्षेत्ररों को आधनुिक बनान ेकी अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

निःशलु्क वाई-फाई गाांव पहल समावशेी विकास को बढ़़ावा देन ेऔर यह सनुिश्चित करने के 
सरकार के दृष्टिकोण के अनरुूप है कि दूरदराज के समुदाय भी डिजिटल प्रगति स ेलाभान्वित होों। 
रबडाांग की सफलता की कहानी अब अन्य गाांवोों के लिए एक प्रेरक मॉडल के रूप मेें सामन ेआई 
है, जो प्रौद्योगिकी के माध्यम स ेशहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटन ेके लिए सिक्किम के समर््पण 
की पुष्टि करती है। - डॉ. लक्ष्मी प्रसाद शर्मा, सिक्किम- डॉ. लक्ष्मी प्रसाद शर्मा, सिक्किम

माननीय मतं्री न ेअपने दौरे के समापन पर, रबडाांग के निवासियोों ने न केवल इंटरनटे सवेाओ ंके 
आगमन का जश्न मनाया, बल्कि एक अधिक जडु़़े और सशक्त भविष्य के वादे का भी जश्न मनाया। 

डि

माननीय सड़क और पुल मंत्री नर बहादरु दहल ने सिक्किम के पहले निःशुल्क वाई-फ़़ाई गाांव 
के शुभारंभ के दौरान रबदाांग गाांव मेें समुदाय को संबोधित किया और डिजिटल शासन की 
परिवर््तनकारी शक्ति पर ज़़ोर दिया।
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पीएमईड््र राइव(PMeDRIVE) फेस रिकग्निशन सिस्टम इलके्ट्रिक वाहनोों (EV) सब्सिडी पीएमईड््र राइव(PMeDRIVE) फेस रिकग्निशन सिस्टम इलके्ट्रिक वाहनोों (EV) सब्सिडी 
वितरण मेें लाभार्थी की पहचान मेें क्ररांतिकारी बदलाव लाएगावितरण मेें लाभार्थी की पहचान मेें क्ररांतिकारी बदलाव लाएगा

- अर््चना शर्मा, एनआईसी-मखु्यालय- अर््चना शर्मा, एनआईसी-मखु्यालय

रकारी योजनाओ ं मेें पारदर््शशिता और दक्षता बढ़़ान े की दिशा मेें एक ऐतिहासिक 
कदम उठात े हुए, भारत सरकार की पहल मेें अपनी तरह का पहला पीएमईड््ररा इव 
(PMeDRIVE) फेस रिकग्निशन सिस्टम का अनावरण 3 अक्टूबर 2024 को किया 

गया है। यह अत्याधनुिक तकनीक आधार फेस eKYC करन े के लिए एक सरल Android 
स्मार््टफ़़ोन का लाभ उठाती है, जिसस ेइलके्ट्रिक वाहनोों (EV) की खरीद के लिए सटीक लाभार्थी 
की पहचान और निर्बाध सब्सिडी वितरण संभव हो पाता है।

मानक मोबाइल कैमरे का उपयोग करके व्यक्तियोों को पहचानन ेकी प्रणाली की क्षमता जटिल 
हार््डवयेर की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिसस ेयह लागत-प्रभावी और उपयोगकर्ता के 
अनकूुल दोनोों बन जाती है। यह नवाचार सार््वजनिक सवेाओ ंमेें डिजिटल परिवर््तन को बढ़़ावा देने 
की सरकार की प्रतिबद्धता के अनरुूप है।

इस अवसर पर बोलत े हुए, भारी उद्योग मतं्रालय के सचिव न े डिजिटल नवाचार मेें अग्रणी 
योगदान के लिए एनआईसी की सराहना की और कहा कि पीएमईड््ररा इव फेस रिकग्निशन सिस्टम 
शासन मेें प्रौद्योगिकी का लाभ उठान ेके लिए एक नया मानदंड स्थापित करता है।

लाभार््थथियोों की सटीक पहचान सनुिश्चित करके, पीएमईड््ररा इव (PMeDRIVE) प्रणाली 
विसगंतियोों को दूर करती है और इलके्ट्रिक वाहन खरीद योजना के तहत सब्सिडी वितरण की 
प्रक्रिया को गति देती है। यह पहल न केवल ईवी को अपनान ेको बढ़़ावा देती है, बल्कि एक टिकाऊ 
और कुशल भविष्य को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करन ेके सरकार के दृष्टिकोण 
का भी उदाहरण है।

स

भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव श्री कामरान रिज़वी कार््यक्रम के दौरान पीएम ई-ड््ररा इव के फायदे  बतात ेहुए।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने 153 वबेसाइटोों को NIC के S3WaaS फ्रेमवर््क   मेें केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने 153 वबेसाइटोों को NIC के S3WaaS फ्रेमवर््क   मेें 
माइग्रेट कियामाइग्रेट किया

- हेमेेंद्र कुमार सनैी, एनआईसी-मखु्यालय- हेमेेंद्र कुमार सनैी, एनआईसी-मखु्यालय

हँुच, सरुक्षा और नागरिक-केें द्रित सूचना प्रसार को बढ़़ाने के लिए एक महत्वपूर््ण कदम 
के रूप मेें, 153 केन्द्रीय विद्यालय सगंठन (KVS) वबेसाइटोों को NIC द्वारा विकसित 
S3WaaS फ्रेम वर््क  मेें सफलतापूर््वक माइग्रेट किया गया है।

 S3WaaS (सरुक्षित, स्के लबेल और सगुम्य वबेसाइट एज़ ए सर््वविस) प्लेटफ़़ॉर््म वबेसाइट 
विकास के लिए एक मज़बूत और उपयोगकर्ता के अनकूुल समाधान प्रदान करता है, जो सरकारी 
ससं्थाओ ंको दक्षता और समावशेिता हेत ुडिज़़ाइन किए गए उपयोग के लिए तयैार टेम्पलटे प्रदान 
करता है।

यह माइग्रेशन सनुिश्चित करता है कि KVS वबेसाइट वशै्विक पहँुच मानकोों के अनरुूप होों, 
जिससे विकलाांगोों सहित सभी उपयोगकर्ताओ ं के लिए निर्बाध पहँुच सभंव हो सके। इसके 
अतिरिक्त, यह ढाांचा सवेंदनशील जानकारी की सरुक्षा के लिए सरुक्षा उपायोों को बढ़़ाता है और 
बढ़त ेट््ररैफ़़ि क और सामग्री की ज़रूरतोों को पूरा करन ेके लिए मापनीयता सनुिश्चित करता है।

यह माइग्रेशन नागरिक-केें द्रित शासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की 
प्रतिबद्धता को दर्शाता है। S3WaaS प्लेटफ़़ॉर््म को अपनाकर, KVS सचूना प्रसार को सवु्यवस्थित 
कर सकता है, जिसस ेछात्ररों, अभिभावकोों और हितधारकोों को अपडेट और आवश्यक विवरण 
आसानी स ेउपलब्ध हो सकत ेहैैं।

NIC सरकारी संस्थानोों को अभिनव डिजिटल समाधानोों के साथ सशक्त बनान,े पारदर््शशिता 
और पहँुच को बढ़़ावा देत ेहुए देश के डिजिटल पारिस्थितिकी ततं्र को मजबतू करन ेमेें महत्वपूर््ण 
भूमिका निभा रहा है।

प

इस अभूतपूर््व विकास के साथ, भारी उद्योग मतं्रालय, एनआईसी के सहयोग स,े अभिनव और 
पारदर्शी डिजिटल समाधानोों के माध्यम स ेनागरिकोों को सशक्त बनान ेके लिए अपनी प्रतिबद्धता 
की पषु्टि करता है।
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• व्यापार करने मेें आसानी: सवु्यवस्थित प्रक्रियाओ ंन ेव्यवसायोों के लिए अनपुालन बोझ को 
कम कर दिया है।

• भविष्य के नवाचार: सिस्टम की क्षमताओ ंको और बढ़़ाने के लिए उन्नत एनालिटिक्स और 
एआई-सचंालित समाधानोों को एकीकृत करन ेकी योजनाएँ चल रही हैैं।

जसैे-जसै ेजीएसटी ई-इनवॉइस सिस्टम अपन ेपाांचवेें वर््ष मेें प्रवशे कर रहा है, यह शासन को 
बदलन ेऔर डिजिटल रूप स ेसशक्त अर््थव्यवस्था को बढ़़ावा देन ेमेें प्रौद्योगिकी की शक्ति का 
प्रमाण बन रहा है।

- अर््चना शर्मा, एनआईसी-मखु्यालय- अर््चना शर्मा, एनआईसी-मखु्यालय

जीएसटी ई-इनवॉयस प्रणाली ने भारत मेें कर अनुपालन मेें परिवर््तन के 4 वर््ष पूरे किएजीएसटी ई-इनवॉयस प्रणाली ने भारत मेें कर अनुपालन मेें परिवर््तन के 4 वर््ष पूरे किए
रत के कर प्रशासन मेें एक ऐतिहासिक पहल, जीएसटी ई-इनवॉइस सिस्टम न ेअपनी 
4वीीं वर््षगाांठ मनाई, जो व्यवसायोों के लिए कर अनपुालन को सरल और डिजिटल 
बनाने मेें एक महत्वपूर््ण मील का पत्थर साबित हुआ। अक्टूबर 2020 मेें लॉन्च की 

गई इस प्रणाली न ेचालान बनाने और रिपोर््टििंग मेें क्ररांतिकारी बदलाव किया है, पारदर््शशिता को 
बढ़़ाया है, कर चोरी को कम किया है और करदाताओ ंऔर सरकार दोनोों के लिए संचालन को 
सवु्यवस्थित किया है।

पिछले चार वर्षषों मेें, ई-इनवॉइस प्रणाली को उद्योगोों मेें व्यापक रूप से अपनाया गया है, जिससे 
व्यवसायोों को वास्तविक समय मेें चालान सत्यापन और जीएसटी प्रणालियोों के साथ सहज 
एकीकरण का अधिकार मिला है। इससे न केवल मनैअुल हस्तक्षेप कम हुआ है, बल्कि त्रुटियोों को 
भी कम किया गया है, जिसस ेकर रिपोर््टििंग मेें सटीकता और दक्षता सनुिश्चित हुई है।

ई-इनवॉइस प्रणाली डिजिटल इंडिया मिशन की आधारशिला है, जो कागज रहित और 
प्रौद्योगिकी-सचंालित अर््थव्यवस्था की ओर परिवर््तन को बढ़़ावा देती है।  इसकी विशेषताओ ंमेें 
जीएसटी पोर््टल पर स्वचालित रिपोर््टििंग, व्यवसायोों मेें अतंर-सचंालन और कर अधिकारियोों द्वारा 
बहेतर अनपुालन निगरानी शामिल है।

सिस्टम की सफलता पर प्रकाश डालते हुए, एक वरिष्ठ जीएसटीएन अधिकारी न े कहा, 
“जीएसटी ई-इनवॉइस सिस्टम न ेकर अनपुालन परिदृश्य को बदल दिया है, जिससे यह व्यवसायोों 
के लिए सरल और अधिक कुशल हो गया है। जसैा कि हम इस पहल के चार साल पूरे होन ेका 
जश्न मना रहे हैैं, हम बहेतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठान ेकी अपनी प्रतिबद्धता की 
पषु्टि करत ेहैैं।”

उपलब्धियााँ और आग ेकी राह

• बहेतर अनपुालन: दस लाख से ज़््यादा चालान बनाए गए हैैं, जिसस े पारदर््शशिता और 
जवाबदेही सनुिश्चित हुई है।

देशभर मेें ई-शासन गतिविधियो ंके बारे मे नवीनतम व अद्यतन समाचारो ंव 
सूचना के लिये News पर जाये https://informatics.nic.in/news

कर्नाटक की ई-जन्म न ेडिजिटल रूप स ेहस्ताक्षरित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर्नाटक की ई-जन्म न ेडिजिटल रूप स ेहस्ताक्षरित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी 
करने मेें क्ररांति ला दी हैकरने मेें क्ररांति ला दी है

 - बी.पी. श्रीनिवासन, कर्नाटक - बी.पी. श्रीनिवासन, कर्नाटक

नआईसी ने 10 सितबंर 2024 को लद्दाख के कारगिल जिले मेें ‘ई-सक्ष्य ऐप’ पर 
एक व्यापक प्रशिक्षण कार््यक्रम का सफलतापूर््वक आयोजन किया। इस पहल मेें 
कारगिल क्षेत्र के सभी स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ), जाांच अधिकारी (आईसी) 

और प््रििंसिपल पलुिस स्टाफ (पीपीएस) सहित 60 स ेअधिक पलुिस अधिकारियोों न ेभाग लिया। 
एनआईसी अधिकारियोों ने ऐप की विशषेताओ ंऔर कार्यात्मकताओ ंपर प्रकाश डालत ेहुए विस्तृत 
प्रस्तुतियााँ दीीं, जिसका उद्देश्य पुलिस सचंालन की दक्षता बढ़़ाना था।

एक समानाांतर पहल मेें, एनआईसी ने चोगलामसर मेें जिला पलुिस लाइन्स मेें लहे पुलिस के 
अधिकारियोों के लिए ‘ई-साक्ष्य ऐप’ पर एक प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया। इस सत्र मेें डीएआर 
के लिए पुलिस उपाधीक्षक (डिप्टी एसपी), जिला पलुिस लाइन के रिजर््व इंस्पेक्टर, एसएचओ, 
आईसी, पीपीएस और लहे पलुिस के जाांच अधिकारियोों सहित प्रमखु कर््ममियोों ने भाग लिया।

‘ई-सक्ष्य ऐप’ को पलुिस बल के भीतर साक्ष्य प्रबधंन और केस हैैंडलिगं की प्रक्रियाओ ंको 
सवु्यवस्थित करने, बहेतर समन्वय और महत्वपूर््ण जानकारी तक त्वरित पहँुच की सवुिधा प्रदान 
करने के लिए डिज़़ाइन किया गया है। इस डिजिटल उपकरण का उपयोग करन ेके लिए पलुिस 
अधिकारियोों को आवश्यक कौशल और ज्ञान स ेलसै करके, एनआईसी का लक्ष्य कानून प्रवर््तन 
प्रभावशीलता को बढ़़ाना और पलुिस प्रणाली के भीतर पारदर््शशिता को बढ़़ावा देना है।. 

दोनोों प्रशिक्षण कार््यक्रम काननू प्रवर््तन एजेेंसियोों को प्रौद्योगिकी के साथ सशक्त बनान ेके लिए 

ए

ई-जन्म डैशबोर््ड

भा

एनआईसी की प्रतिबद्धता को रेखाांकित करत ेहैैं, जिससे सवेा वितरण मेें सधुार होता है और लद्दाख 
के नागरिकोों के लिए एक सरुक्षित वातावरण को बढ़़ावा मिलता है।


